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चुनाव& म) मु*त योजनाओं क2 राजनी5त: लोकतं8 
के सम; चुनौ5तयाँ 

 

डॉ. रामनाथ शमा* 

राजनी&त )व+ान )वभाग, ल/लत नारायण /म3थला )व5व)व6यालय दरभंगा 

 

सार  

भारतीय चनुावी राजनी&त म; म<ुत योजनाओ ं(@Aबीज) का बढ़ता चलन लोकतंF के समI 
एक गंभीर आ3थLक, राजनी&तक और न&ैतक चनुौती बन गया है। राजनी&तक दल चनुाव 
जीतने के /लए Sबना सोचे-समझ—ेम<ुत SबजलW, नकद हXतांतरण, /सल;डर, घरेल ूसामान—
जसेै वादे कर रहे ह\, िजससे रा^य_ का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, पूँजीगत dयय घट रहा 
है, और कजL का बोझ 3चतंाजनक Xतर पर पहँुच गया है। आ3थLक सवeIण 2025-26 के 
अनसुार, रा^य_ 6वारा म<ुत योजनाओ ंपर खचL पाँच गुना बढ़कर 1.7 लाख करोड़ pपये हो 
गया है; Sबहार जसेै रा^य_ का राजकोषीय घाटा 6 r&तशत तक पहँुच गया है, और 21 रा^य 
क; t 6वारा &नधाLvरत 3 r&तशत कA घाटा सीमा पार कर चकेु ह\। इस r&तXपधy 
लोकलभुावनवाद ने चनुाव_ को नी&तगत बहस से हटाकर ताzका/लक, {5यमान लाभ_ कA 
नीलामी म; बदल |दया है, िजससे दWघLका/लक ब&ुनयादW ढाँचे और मानव पूंजी के &नमाLण पर 
r&तकूल rभाव पड़ रहा है। सव~�च �यायालय ने 3चतंा जतात े हुए कहा है �क कहWं हम 
“परजी)वय_ का वगL” तो नहWं बना रहे, और जन|हत या3चकाओ ंम; म<ुत वाद_ पर रोक कA 
माँग कA गई है। हालाँ�क, क�याणकारW योजनाओ ंऔर केवल चनुावी लाभ के /लए दW जाने 
वालW “रेवड़ी” के बीच कA रेखा धुंधलW है। समाधान म; सशतL नकद हXतांतरण, पवूL-चनुाव 
अव3ध म; आचार सं|हता को स�त बनाना, )व�ीय rभाव )ववरण_ का खलुासा अ&नवायL 
करना, और मतदाताओ ंम; दWघLका/लक {ि�ट से सोचने कA जाग�कता पदैा करना शा/मल है। 
तब तक, @Aबी राजनी&त लोकतंF कA नींव और )वकासशील भारत के भ)व�य दोन_ के /लए 
एक गंभीर खतरा बनी हुई है। 

बीज श)द- म<ुत योजनाएँ, @Aबी राजनी&त, चनुावी लोकतंF, राजकोषीय अनशुासन, 
जन|हतकारW रा^य, &नवाLचन आचार सं|हता, सव~�च �यायालय, रा^य समाजवाद, r&तXपधy 
लोकलभुावनवाद, अतंरण योजनाएँ, पूँजीगत dयय, राजकोषीय घाटा, आ3थLक िXथरता, 
न&ैतकता, शासन सधुार। 
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,-तावना: भारतीय लोकतं+ म- चुनावी वाद3 का अपना एक लंबा इ9तहास है। परंतु 9पछले एक दशक म- 
चुनावी राजनी9त का BवCप तेजी से बदला है। अब चुनावी मैदान म- जीत का पैमाना DसफF  9वकास के मॉडल 
या शासन कI उपलKLयाँ नहN रह गई हQ, बKSक “मुUत” कI W9तXधाF ने एक नया आयाम ले Dलया है। 
Wधानमं+ी नर-[ मोद\ ने इस Wवृ^_ को “रेवड़ी संBकृ9त” का नाम aदया, जो चुनाव3 म- 9बना सोच-ेसमझे Dलए 
जाने वाले वाद3 कI ओर इशारा करता है।1 

 यह कोई नई घटना नहN है, ले9कन इसका पैमाना, ग9त और राजकोषीय Wभाव अब एक ऐसे Bतर पर पjँच 
गए हQ kजसे अनदेखा करना संभव नहN है ।2 आmथoक सवpqण 2025-26 के अनुसार, राwय3 xारा अनुदान और 
मुUत योजनाy पर खचF पाँच गुना बढ़कर 1.7 लाख करोड़ ~पये हो गया है, जो सकल घरेलू उ�पाद का 0.6 
W9तशत है। यह केवल एक सं�या�मक आँकड़ा नहN है; यह 9वकासशील भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौ9तय3 
म- से एक का Wतीक है। 

“12बी पॉप6ुल8म” का उदय—एक नई राजनी?तक तक@ शिBत 

1. कCयाण से मFुत तक का सफर: भारत म- सावFज9नक 9वतरण Wणाली (पीडीएस) और महा�मा गांधी 
रा�ीय �ामीण रोजगार गारंट\ अ�ध9नयम (मनरेगा) जैसी कSयाणकारी योजनाy का एक लंबा इ9तहास 
है। ये योजनाए ँअ�धकार-आधा�रत हQ और गरीब3 के जीवन म- �ायी बदलाव लाने का Wयास करती हQ। 
ले9कन हाल के वष� म- kजस Wकार कI योजनाy ने जोर पकड़ा है, वह इससे ^भ� है। 

राजनी9तक 9व�ेषक इस नई Wवृ^_ को “�Iबी पॉपुDलwम” (�Iबी लोकलुभावनवाद) का नाम दे रहे हQ। यह 
एक ऐसी राजनी9तक तकF श��त है जहाँ चुनावी W9तXधाF तेजी से ता�काDलकता, ��यता और राwय लाभ3 के 
वैय��तकरण के इदF-9गदF घूमने लगती है । अ�धकार-आधा�रत कSयाण Wणाली म-, लाभ एक 9नय�मत W9�या 
बन जाते हQ और नाग�रक उ�ह- अपने अ�धकार के Cप म- दावा करते हQ, जो अ�सर चुनावी समय से Bवतं+ 
होता है। �Iबी लोकलुभावनवाद के तहत, लाभ3 को इस तरह चरणब�, घो9षत, Wव�धoत और 9वत�रत 9कया 
जाता है kजससे राजनी9तक ��यता अ�धकतम हो। राwय अब केवल अ�धकार3 का गारंटर नहN रह जाता, वह 
एक ��यमान 9हतैषी बन जाता है।3 

2. चनुावी चIJ से जड़ुी योजनाएँ: इन योजनाy कI सबसे बड़ी 9वशेषता यह है 9क ये सीधे चुनावी च�3 से 
जुड़ी होती हQ। सरकार- महीन3 पहले योजनाy कI घोषणा करती हQ, ले9कन उनका लाभ या धनराDश ठ�क 
मतदान से पहले जारी कI जाती है। तकनीकI Cप से, वे आचार सं9हता का पालन करती हQ, ले9कन 
�वहार म- वे इसकI भावना का उSलंघन करती हQ । 

हाल के महीन3 म-, चुनावी राwय3 म- बQक3 के बाहर म9हलाy कI लंबी कतार3 कI तBवीर- आम हो गई हQ। जो 
9बहार म- शुC jआ वह अब असम म- aदख रहा है, जहाँ सरकार ने 2026 के 9वधानसभा चुनाव3 से ठ�क पहले 
ओ~नोदोई योजना के तहत 40 लाख म9हला लाभाmथoय3 को 3,600 करोड़ ~पये हBतांत�रत 9कए।4 अ�य 
राwय3 म- भी चुनावी घोषणाप+3 म- 9नय�मत नकद सहायता, मुUत राशन और घरेलू सामान के वादे शा�मल हQ।5 

3. ,?त-पधO लोकलभुावनवाद: यह एक और भी बड़ी समBया है—W9तXध� लोकुभावनवाद 
(Competitive Populism)। जब एक दल कोई योजना शुC करता है, तो 9वपqी दल को बड़ा वादा करने 
के Dलए मजबूर होना पड़ता है। स_ाCढ़ दल 9फर उससे भी बड़ा वादा करता है, और यह DसलDसला 
चलता रहता है। इससे Wो-�Uलगेसी (Wो�Uलगेसी) कI मंkजल ऊपर उठ जाती है । एनाDलBट इस बात पर 
सहमत हQ 9क �Iबीज़ ने Bटेट फाइन-स म- पॉपुDलwम को ए बेड कर aदया है ।6 

TAKSHASHILA INSTITUTION के एक ¡लॉग के अनुसार, “इन योजनाy कI अqमताy के बावजूद 
�Iबीज एक चुनावी Wवृ^_ को आकार दे रहे हQ। जैस-ेजैसे भारत उ¢ आmथoक 9वकास कI तलाश म- है, यह 
�Iबी पा�र��9तकI तं+ म- फँसता जा रहा है, �य39क �Iबीज को राजनी9तक Cप से वापस लेना अ�सर 
मुK�कल होता है” । मतदाता अ�सर 9वकास कI तुलना म- ता�काDलक, ��यमान लाभ3 पर अ�धक W9त9�या 
देते हQ।7 



Siddhanta’s International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities 
Vol. 3, No. 1, September - October 2025 

Siddhanta’s International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities                          504 
3(1), September - October 2025, ISSN(O): 2584-2692  Website: https://sijarah.com/  

आRथ@क पTरणाम—राजकोषीय संकट क2 ओर बढ़त ेकदम: 

1. Rचतंाजनक आकँड़-े चुनावी �Iबीज के सबसे गंभीर प�रणाम आmथoक हQ। आmथoक सवpqण 2025-26 के 
अनुसार, राwय3 का संयु�त राजकोषीय घाटा 9व_ वषF 2022 म- जीडीपी के 2.6 W9तशत से बढ़कर 9व_ 
वषF 2025 म- 3.2 W9तशत हो गया है, और राजBव घाटा भी बढ़ा है, जो राwय के 9व_ पर बढ़ते दबाव को 
दशाFता है ।8 62 W9तशत राwय राजBव पहले से ही वेतन, प-शन, ¡याज भुगतान और स�¡सडी म- बंद है, 
kजससे 9वकासा�मक ग9त9व�धय3 के Dलए मुK�कल से एक-9तहाई बचता है । 

9बहार इसका एक चरम उदाहरण है। 2025 के 9वधानसभा चुनाव3 म-, एनडीए कI जीत का £ेय म9हलाy को 
10,000 ~पये के नकद अनुदान को aदया गया । ले9कन इसकI कIमत चुकानी पड़ी। एमके ¤लोबल के 
अनुसार, 9बहार का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6 W9तशत तक पjँच गया था, और चुनावी योजनाy पर 
खचF 33,000 करोड़ ~पये से अ�धक था।9 9वशेष Cप से, 12 राwय3 ने 9व_ वषF 2025-26 के बजट म- 
म9हलाy के Dलए 9बना शतF नकद हBतांतरण पर 1,68,040 करोड़ ~पये का बजट रखा था, और बाद के 
9व�ेषण3 से पता चला 9क इनम- से छह राwय3 ने राजBव घाटे का बजट रखा था।10 संयोग से, 10 Wमुख राwय 
चुनाव3 (2023-25) म- लगभग 68,000 करोड़ ~पये खचF 9कए गए । 

2. पूँजीगत \यय का दमन और कज@ का बोझ- �Iबीज का सबसे घातक Wभाव यह है 9क यह पूँजीगत 
�य (कै9पटल ए�सप-9डचर) को दबा देता है। राwय सड़क3, पुल3, अXताल3 और Bकूल3 जैसी संप^_य3 
के 9नमाFण के बजाय उपभोग �य पर अ�धक खचF करने लगते हQ। भारतीय �रजवF बQक (आरबीआई) ने 
चेतावनी द\ है 9क कई राwय संप^_ सृजन के Dलए नहN, बKSक उपभोग के Dलए उधार ले रहे हQ ।11 

9बहार म-, 2025-26 के बजट म- केवल 13.7 W9तशत धनराDश पूँजीगत �य के Dलए आवंaटत कI गई थी, 
जब9क 85.7 W9तशत राजBव �य था । उ_र Wदेश म- यह 21.8 W9तशत था । राwय3 का संयु�त कजF 2014 
म- 17.57 लाख करोड़ ~पये से 9तगुना होकर 2023 म- 59.60 लाख करोड़ ~पये हो गया है ।12 पंजाब, केरल, 
प^§म बंगाल और राज�ान जैसे राwय3 म- कजF का Bतर जीएसडीपी के 38-46 W9तशत के बीच है । 

3. ?छपी हुई देनदाTरया-ँ वाBत9वक तBवीर तो और भी भयावह है �य39क कई राwय “ऑफ-बजट 
बोर©ªवo¤स” (गु«त उधारी) का सहारा लेते हQ। वे 9बजली उपयो9गताy, ¬सoचाई 9नगम3 और प�रवहन 
एज-Dसय3 के मा­यम से उधार लेते हQ, kजससे देनदा�रयाँ बैल-स शीट से बाहर रह जाती हQ। आरबीआई ने 
अनुमान लगाया है 9क इस तरह का Dछपा jआ कजF वाBत9वक राजकोषीय घाटे म- 0.5 से 1 W9तशत अंक 
जोड़ सकता है ।13 अथFशाB+ी रजनी Dस�हा के अनुसार, 19 राwय अब 30 W9तशत के कजF-स-ेजीएसडीपी 
Bतर को पार कर चुके हQ । Wधानमं+ी मोद\ कI क- [ सरकार ने राwय3 के Dलए राजकोषीय घाटे कI सीमा 3 
W9तशत 9नधाF�रत कI है। ले9कन अब यह माना जाने लगा है 9क यह 3 W9तशत छत नहN, बKSक फशF बन 
गई है । 29 राwय3 म- से 21 पहले ही इस सीमा को पार कर चुके हQ ।14 

लोकतंa के समb चनुौ?तयाँ और न?ैतक दeुवधाएँ 

1. राजनी?तक ,?त-पधा@ का संकुचन- �Iबी राजनी9त DसफF  आmथoक नहN, बKSक राजनी9तक और नै9तक 
Cप से भी खतरनाक है। जब लाभ कI मा+ा और समय चुनाव3 का फैसला करने लगते हQ, तो वाBत9वक 
राजनी9तक W9तXधाF के Dलए जगह कम हो जाती है। चुनाव नी9त बहस के मंच से घटकर 9वतरण qमता 
कI W9तयो9गता बन जाते हQ । मतदाता सरकार3 को उनके द\घFकाDलक ��®कोण के बजाय ता�काDलक, 
मूतF अंतरण3 के आधार पर आंकने लगते हQ।15 यaद लोकतं+ लगातार द\घFकाDलक नी9तय3 पर 
अSपकाDलक लाभ को Wाथ�मकता देता है, तो यह अपनी ही नNव को कमजोर करने का जो¯खम उठाता 
है। 

2. “परजीeवयJ का वग@”: स,ुीम कोट@ क2 Rचतंा- भारत के सव©¢ �यायालय ने इस Wवृ^_ पर कड़ी ¬चoता 
��त कI है। फरवरी 2025 म-, �यायमू°तo बी.आर. गवई और �यायमू°तo अगBट\न जॉजF मसीह कI पीठ ने 
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�Iबीज कI आलोचना करते jए कहा, “उ�ह- रा�ीय मु�यधारा म- लाने और रा� के 9वकास म- योगदान 
करने के बजाय, �या हम एक परजी9वय3 का वगF नहN बना रहे हQ?” । �यायमू°तo गवई aट«पणी कI, 
“²भाF¤य से, इन �Iबीज के कारण, लोग काम करने को तैयार नहN हQ। उ�ह- मुUत राशन �मल रहा है, उ�ह- 
9बना काम 9कए पैसा �मल रहा है” ।16 

पीठ ने यह भी सुझाव aदया 9क ��9त को संतुDलत 9कया जाना चा9हए। �यायालय ने X® 9कया 9क वह 
सामा�य कSयाण (जैसे 9क Dशqा या हाDशए के समूह3 के Dलए सहायता) का 9वरोध नहN करता है, ले9कन 
संप� लोग3 स9हत सभी को अंधाधुंध 9वतरण उDचत नहN है । 

3. चनुावी अखंडता पर ,iन- �Iबीज चुनावी अखंडता को भी चुनौती देते हQ। चुनाव आयोग ने Bवीकार 
9कया है 9क चुनाव-पूवF �Iबीज मतदाताy कI समानता को चुनौती देते हQ और चुनावी 9न³पqता को 
9वकृत करते हQ । सुWीम कोटF म- एक जन9हत याDचका दायर कI गई है, kजसम- “तकF हीन �Iबीज” पर 
W9तबंध लगाने कI माँग कI गई है । याDचका का दावा है 9क �Iबीज सावFज9नक धन से चुनावी �र´त के 
समान है, जो सं9वधान के तहत एक µ® आचरण है । इसने चेतावनी द\ है 9क देश को “नीलामी घर” म- 
बदलने का जो¯खम है, जहाँ वोट भौ9तक Wलोभन3 के बदले खरीदे जाते हQ।17 

Bया फक@  करना मिुiकल है? कCयाण बनाम 12बी 

1. यह सवालJ को खड़ा करता है- राजनी9तक दल योजनाy को कSयाणकारी बताते हQ, जब9क 9वपq उ�ह- 
“रेवड़ी” कहता है। दरअसल, दोन3 के बीच कI रेखा बjत धुंधली है। कSयाण का उ¶े�य qमता 9नमाFण 
(कैपे9बDलट\ 9ब·¸oग) है और इसके द\घFकाDलक सामाkजक लाभ होते हQ । उदाहरण के Dलए, मनरेगा 
रोजगार सृkजत करता है, सावFज9नक Bवा¹य बीमा अXताल जाने को Wो�सा9हत करता है। जब9क, 
�Iबीज का उ¶े�य राजनी9तक लाभ होता है। मुUत 9बजली, ऋण माफI या चुनाव-पूवF नकद हBतांतरण 
इसके उदाहरण हQ ।18 

ले9कन समBया यह है 9क कSयाण को भी अ�सर चुनावी लाभ के Dलए इBतेमाल 9कया जा सकता है। पीएम-
9कसान जैसी क- [ सरकार कI योजनाए,ँ जो 9कसान3 को नकद हBतांतरण Wदान करती हQ, उनकI आलोचना 
चुनावी के Cप म- कI जाती है। आम आदमी पाट» (आप) xारा aदSली म- लागू कI गई मुUत 9बजली और पानी 
कI योजनाy ने न केवल चुनाव जीतने म- मदद कI, बKSक उनकI बार-बार आलोचना भी jई। 

2. Bया 12बीज कभी जायज हो सकत े हj?- 9व´ बQक के एक अ­ययन (2021) के अनुसार, नकद 
हBतांतरण अSपकाDलक कaठनाइय3 को कम करने म- तो सहायक होते हQ, ले9कन उ�पादकता या रोजगार 
पर उनका सी�मत द\घFकाDलक Wभाव होता है । ले9कन अथFशाB+ी जीन ¼ेज का तकF  है 9क गरीब3 को 
लाभ पjँचाने के Dलए ये हBतांतरण आव�यक हQ, और इ�ह- चुनाव3 के दौरान 9नकालना ही एकमा+ तरीका 
है ।19 

एनआईट\आई आयोग के कायF�म 9नदेशक Wवाकर सा½ ने इस ग9तरोध को X® 9कया – “W9तXध� 
लोकुभावनवाद” ने राwय3 को एक ऐसी ��9त म- डाल aदया है जहाँ वे राजकोषीय Bवा¹य को नजरअंदाज कर 
रहे हQ और जीतने पर ­यान क- a[त कर रहे हQ । उ�ह3ने चेतावनी द\ 9क यaद वे खुद को एक साथ नहN खNचते हQ 
तो उनके द\घFकाDलक 9न9हताथF ह3गे ।20 

सधुार क2 kदशा—संभाeवत समाधान 

1. सशत@ता और लlbतीकरण पर जोर- �Iबीज के नकारा�मक Wभाव3 को कम करने का एक तरीका 
“शत�” (कंडीशनDलट\) को लागू करना है। आmथoक सवpqण 2025-26 ¿ाजील के बोSसा फ़ा�मDलया 
कायF�म जैसे मॉडल3 का हवाला देता है, जहाँ हBतांतरण ब¢3 को Bकूल भेजने या ट\काकरण कराने 
जैसी शत� से जुड़े होते हQ । ये ��9त-�Bत हBतांतरण (कंडीशनल कैश Áांसफर) सु9न^§त करते हQ 9क धन 
केवल उपभोग म- न जाए, बKSक मानव पूंजी म- 9नवेश करे। इसके अलावा, हBतांतरण तक पjँच को 
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सी�मत करना, kजससे केवल जCरतमंद (सामाkजक-आmथoक Cप से वंDचत, एसईसीसी डेटा के मा­यम से 
पहचाने गए) लाभाÂ�वत होते हQ, उDचत ह ै।21 

2. eवmीय जवाबदेहn- एनआईट\आई आयोग ने �Iबीज पर खचF कI 9नगरानी और सीमा लगाने के Dलए 
सं�ागत सुरqा उपाय3 का आÃान 9कया है । आरबीआई और 9व_ मं+ालय ने भी राwय3 से चेतावनी द\ है 
9क वे अपने बजट को सु�ढ़ कर- और उपभोग पर उधार लेना बंद कर- । एक मह�वपूणF सुझाव सुWीम कोटF 
म- लं9बत जन9हत याDचका से आया है, kजसम- मांग कI गई है 9क राजनी9तक दल3 को अपने वाद3 के 
“9व_ीय Wभाव 9ववरण” का खुलासा करने के Dलए मजबूर 9कया जाए। मतदाताy को यह जानने का 
अ�धकार है 9क वादे कैसे पूरे 9कए जाएगंे और उनका भुगतान कौन करेगा। 

3. चनुाव आयोग और आचार संkहता मo सधुार- एक और qे+ चुनाव आयोग (ईसी) कI भू�मका म- सुधार 
करना है। वतFमान म-, आचार सं9हता (एमसीसी) केवल चुनाव3 कI घोषणा के बाद ही लागू होती है। इससे 
पहले, सरकार- योजनाy कI घोषणा महीन3 पहले कर सकती हQ और 9फर मतदान से ठ�क पहले लाभ 
जारी कर सकती हQ । ईसी के पूवF महासDचव पी.डी.ट\. आचायF के अनुसार, “एमसीसी कI घोषणा के बाद 
ईसी कI श��तयाँ पयाF«त हQ। उससे पहले, इस qे+ म- ईसी कI qमता सी�मत है” । 

संभा9वत सुधार3 म- ‘पूवF-चुनाव अव�ध’ के Dलए 9नयम3 का 9वBतार करना या जैसे ही 9कसी राwय म- चुनाव कI 
तारीख- 9नधाF�रत कI जाती हQ, वैसे ही सरकारी 9व_ पो9षत योजनाy पर रोक लगाने के Dलए कानून बनाना 
शा�मल हो सकता है। 

4. pया?यक ह-तbेप क2 सीमाएँ- सुWीम कोटF ने इस मामले पर स9�य ~ख अपनाया है, ले9कन इसकI 
सीमाए ँहQ। �यायालय ने पारंप�रक Cप से कSयाणकारी नी9तय3 के मामल3 म- �या�यक संयम का पालन 
9कया है, यह मानते jए 9क ये 9नवाFDचत सरकार3 के 9नणFय हQ । व�रÆ अ�धव�ता आशीष कुल£ेÆ के 
अनुसार, “�यायालय इस नी9त कI बुk�म_ा का आकलन करने से बचते हQ। यaद वे बjत अ�धक हBतqेप 
करते हQ, तो वे 9वधा�यका के नी9त qे+ म- Wवेश करने का जो¯खम उठाते हQ” ।22 

?नqकष@: चुनाव3 म- मुUत योजनाy कI राजनी9त भारतीय लोकतं+ के समq एक गंभीर और बjआयामी 
चुनौती खड़ी करती है। इसके आmथoक प�रणाम 9न°वoवाद हQ—राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, पूँजीगत �य दब 
रहा है, और राwय3 का कजF ¬चoताजनक Bतर पर पjँच रहा है। इसकI राजनी9तक कIमत भी कम नहN ह—ै
चुनाव नी9तगत बहस के बजाय 9वतरण qमता कI W9तयो9गता बनते जा रहे हQ, और राजनी9तक दल 
द\घFकाDलक योजनाy के बजाय ता�काDलक लाभ3 पर ­यान क- a[त कर रहे हQ। इसके नै9तक आयाम भी उतने 
ही मह�वपूणF हQ—अंधाधुंध 9वतरण एक परजीवी वगF का 9नमाFण कर सकता है और काम करने कI Wेरणा को 
कम कर सकता है। 

ले9कन हम- यह भी याद रखना होगा 9क भारत एक कSयाणकारी राwय है। सं9वधान के 9नदpशक Dस�ांत राwय 
को सामाkजक और आmथoक कSयाण को बढ़ावा देने और असमानता को कम करने का 9नदpश देते हQ। कई 
योजनाए,ँ kजनकI आलोचना �Iबीज के Cप म- कI जाती है, वाBतव म- सामाkजक �याय के उपकरण हQ । 
चुनौती कSयाण को समा«त करना नहN है, बKSक कSयाण और लोकलुभावनवाद के बीच एक X® रेखा 
खNचना है। 

�Iबीज ने 9नBसंदेह कुछ राwय3 म- चुनाव जीतने म- मदद कI है, जैसा 9क महारा� म- ‘लाडकI ब9हन’, म­य 
Wदेश म- ‘लाडली बहना’ और 9बहार म- म9हला नकद हBतांतरण ने aदखाया । ले9कन जैसा 9क 9बहार का 
उदाहरण aदखाता है, ये योजनाए ँएक भयावह राजकोषीय कIमत चुकाती हQ। ऐसा लगता है 9क राwय3 के 
राजकोषीय Bवा¹य कI कIमत पर एक W9तXध� लोकलुभावनवाद का मंच तैयार हो गया है, जो एक 
9वकासशील रा� के Cप म- भारत कI qमता को खतरे म- डाल रहा है। जैसा 9क बीबीसी (2025) ने सही ढंग 
से कहा, “भारतीय चुनाव3 पर अSपकाDलक, चुनाव-संचाDलत �Iबी अथFशाB+ का Wभु�व बढ़ रहा है, kजसे 
राwय वहन करने म- असमथF हQ”। 
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आगे का राBता सरल नहN है। इसके Dलए सं�ागत सुधार3, राजनी9तक इÈाश��त और जन जागCकता के 
संयोजन कI आव�यकता होगी। मतदाताy को अSपकाDलक लाभ3 से परे देखने और द\घFकाDलक प�रणाम3 
पर 9वचार करने कI आव�यकता है। राजनी9तक दल3 को जीत के Dलए राजकोषीय ��रता का �याग करने के 
बजाय W9तXधाF के Bव� तरीके खोजने ह3गे। और सं�ाy को धन खचF करने के तरीके म- पारदmशoता और 
जवाबदेही सु9न^§त करने कI आव�यकता है, यह सु9न^§त करते jए 9क राwय संसाधन3 का उपयोग उनके 
भ9व³य के 9नमाFण के Dलए 9कया जाता है, न 9क केवल अगले चुनाव तक aटकने के Dलए। 
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